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29 अगस्‍त, 2012 को उत्तर के लिए
 
vkfFkZd :i ls detksj rcds ds fy, fdjk, ij lLrs edku miyCèk djk;k tkuk
1955- Mkñ panu fe=k% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k ljdkj mu yksxksa dks fdjk, ij lLrs edku miyCèk djkus dk fopkj j[krh gS]

tks edku ugha [kjhn ldrs(
¼[k½ 
;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(
¼x½ 
;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gS( vkSj
¼?k½ 
ljdkj us ns'k esa fo'ks"kdj vkfFkZd :i ls detksj rcdksa rFkk fuEu vk; oxZ gsrq vkoklksa dh Hkkjh deh dks iwjk djus ds fy, futh fcYMjksa }kjk cukbZ tkus okyh vkoklh;

ifj;kstukvksa ds fy, dksbZ QkLV&VªSd vuqeksnu O;oLFkk fodflr djus gsrq D;k dne mBk, gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
  (कुमारी सैलजा)
(1) से (ग) : जी नहीं। भारत सरकार की उन लोगों को किराए पर सस्‍ते आवास प्रदान करने की कोई योजना नहीं है, जो आवास नहीं खरीद सकते हैं। चूँकि  ‘भूमि’ और   ‘कोलोनाइजेशन’ राज्‍य के विषय हैं, इसलिए इस कार्य का उत्‍तरदायित्‍व राज्‍यों का है।  तथापि, राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत अन्‍य बातों के साथ-साथ किराए के आवास और ट्रांजिट आवास सहित किफायती आवास स्‍टाक के सृजन के लिए 50% केन्‍द्रीय सहायता (यदि अपेक्षित हो, भूमि अर्जन की लागत सहित उत्‍तर पूर्वी और विशेष कोटि के राज्‍यों के लिए 90% ) का प्रावधान किया गया है। किराए के आवास स्‍टाक के सृजन के लिए आरएवाई के उपर्युक्‍त प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए और किफायती दरों पर लक्षित समूह को इन्‍हें उपलब्‍ध कराने के लिए राज्‍य सरकारों का उत्‍तरदायित्‍व है। 
(घ)  ‘भूमि’,  ‘कोलोनाइजेशन’ और ‘स्‍थानीय सरकार’ राज्‍य के विषय होने के कारण यह राज्‍य सरकारों का उत्‍तरदायित्‍व है कि वे देश में आावास की अत्‍यधिक कमी को पूरा करने के प्रयोजन से निजी निर्माताओं की संपदा परियोजनाओं के लिए एक द्रुत गति अनुमोदन तंत्र विकसित करने के लिए आवश्‍यक उपाए करें ।

यद्यपि, इस प्रकार के अनुमोदनों को सरल बनाने के सुझाव देने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, समिति की सिफारिशें न तो केन्‍द्रीय सरकार के मंत्रालयों और न ही राज्‍य सरकारों के लिए बाध्‍यकारी होंगी।     
*****
